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अजय पाल सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य
                           ..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के  अधिवक्ता :अरुण कु मार, गौरव तिवारी, रजनी कु मारी

प्रतिवादी के  अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या   -     33  

                    माननीय न्यायमूर्ति  विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के  विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव त्रिपाठी और राज्य के  ओर से 

विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।

2. रिट याचिकाकर्ता का यह मामला है कि उन्हें 16.12.1984 को कांस्टेबल पीएसी के  रूप में 

नियुक्त किया गया था और 31.07.2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे। रिट याचिकाकर्ता की शिकायत 

यह है कि उन्हें 29.08.2025 तक पेंशन का भुगतान किया गया था, लेकिन उक्त दिनांक के  बाद 

उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के  दावे को 

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है।

4. न्यायालय में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण 

रिट याचिकाकर्ता को 22.01.2026 तक प्रतिवादी संख्या 2 के  समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित 

प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के  साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन को वरीयता देने का निर्देश 
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देने के  लिए किया गया है,  जो उक्त प्रस्ताव पर दो  माह के  भीतर  विधि के  अनुसार रिट 

याचिकाकर्ता के  दावे पर सख्ती से विचार करने के  लिए आगे बढ़ेगा। यदि प्रतिवादी संख्या 2 को 

पता चलता है कि रिट याचिकाकर्ता के  दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, 

तो रिट याचिकाकर्ता को उचित सूचना देने के  बाद कागजात उस प्राधिकरण को भेजे जाएंगे।

जनवरी 12, 2026

एन.एस.राठौर

                                      (माननीय न्यायमूर्ति  विकास बुधवार)


